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बैंकिंग सेवाओ ंकी आपूर त्ि  और ऋण उठाव: पूर्वी क्षेत्र में  
आकांक्षी जिला कार्यक्रम से साक्ष्य

आलेख

^	 लेखक, आर्थिक और नीति अनसुंधान विभाग, कोलकाता से सबंद्ध हैं। लेखकगण, श्री 
गनुवीर सिंह, म.ुम.प्र., कोलकाता के प्रति उनकी टिप्पणियों के लिए आभारी हैं। आलेख 
में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का 
प्रतिनिधित्व करते हों।

बैंकिग सवेाओ ंकी आपूर्ति और ऋण 
उठाव: पूर्वी क्षेत्र में आकाकं्षी जिला 
कार्यक्रम स ेसाक्ष्य*
राखी पी. बालचदं्रन ^ और बरखा गुप्ता ^ द्वारा

आर्थिक पिछड़ेपन के करीब होने के बावजूद, पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी 
जिलों में ऋण मध्यस्थता के विभिन्न स्तर दिखते हैं। हम इसकी 
जांच करते हैं कि क्या यह प्रवतृ्ति बैंकिग सेवाओ ंकी आपूर्ति या 
बैंकिग सेवाओ ंकी मांग से प्रेरित है। सिस्टम जीएमएम ढांचे का 
उपयोग कर, हम पाते हैं कि सभंावी शाखा विस्तार, ऋण 
मध्यस्थता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस 
प्रकार, आर्थिक गतिविधियों के निम्न स्तर के कारण पिछड़े क्षेत्रों 
में कथित कम शाखा व्यवहार्यता के कारण बैंकों के शाखा विस्तार 
में धीमापन नहीं आता। साक्ष्य बताते हैं कि शाखा विस्तार, 
औपचारिक बैंकिग चैनलों में अब तक अप्रयुक्त ऋण मांग का 
उपयोग करता है।

प्रस्तावना

	 आर्थिक सवंदृ्धि में ऋण मध्यस्थता की भूमिका साहित्य में 
एक ससु्थापित आर्थिक सबंंध है। इसलिए, पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक 
विकास को आगे बढ़ाने में वित्तीय मध्यस्थों के नेटवर्क  का विस्तार 
महत्वपर्ण हो जाता है। तदनसुार, भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी 
शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाकर बैंकों के शाखा नेटवर्क  
को अब तक बैंक रहित/कम बैंक वाले ग्रामीण कें द्रों (यूआरसी) की 
ओर प्रेरित कर रहा है। मौजूदा नीति के अनसुार, एक वर्ष में 25 
प्रतिशत नए बैंकिं ग आउटलेट यूआरसी में खोले जाने हैं। इसके 
अलावा, बैंकों को ग्रामीण बैंकिं ग आउटलेट को बदं/स्थानांतरित/
विलय करने से पहले आवश्यक अनमुोदन लेना होगा। दूसरी ओर, 
भारत सरकार द्वारा 2018 में शरुू किया गया आकांक्षी जिला 
कार्यक्रम, (एडीपी) भारत के पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के 

लिए, एक अभिनव दृष्टिकोण है। इन जिलों का चयन स्वास्थ्य, 
शिक्षा और बनुियादी ढांचे में आर्थिक अभाव और पिछड़ेपन के 
ग्यारह सकेंतकों के आधार पर किया गया है। हालाकँि, सी-डी 
अनपुात के माध्यम से मापी गई बैंकों द्वारा ऋण मध्यस्थता, 
पिछड़ेपन के करीब होने के बावजूद इन जिलों में विषम है, इस 
प्रकार ऋण मध्यस्थता और आर्थिक सवंदृ्धि के बीच सबंंध अस्पष्ट 
है। हालांकि, साहित्य में इस बात के प्रमाण हैं कि ऋण मध्यस्थता 
आर्थिक सवंदृ्धि की ओर ले जाती है, आर्थिक सवंदृ्धि से लेकर 
ऋण मध्यस्थता तक के विपरीत कारण साहित्य में भी स्वीकार 
किए जात हैं। यह हमें आकांक्षी जिलों की ऋण मध्यस्थता को 
प्रभावित करने वाले प्रमखु कारकों की पड़ताल करने के लिए 
प्रेरित करता है।

	प र्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में सी-डी अनपुात को नियंत्रित 
करने वाले कारकों की, प्रणाली जीएमएम प्राक्कलन का उपयोग 
कर, एक गतिज पैनल ढांचे में जांच की जाती है। चरों की गतिशील 
प्रकृति का ध्यान रखने के अलावा प्रणाली जीएमएम ढांचे में ऋण 
मध्यस्थता और आर्थिक सवंदृ्धि के बीच अंतर्जातता, को प्रभावी 
ढंग से नियंत्रित किया जाता है। ऋण मध्यस्थता और आर्थिक 
सवंदृ्धि के बीच अंतर्जातता बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों में अधिक शाखाए ं
खोलने की प्रवतृ्ति के कारण उत्पन्न होती है जो आर्थिक 
गतिविधियों से भरपूर हैं, अर्थात ऋण-मांग, बैंकिं ग सेवाओ ंकी 
उच्च आपूर्ति चाहती है। दूसरी ओर, बैंकिं ग सेवाओ ं की उच्च 
आपूर्ति आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण के माध्यम से ऋण 
मध्यस्थता को बढ़ाएगी, यानी बैंकिं ग सेवाओ ंकी आपूर्ति ऋण-
मांग उत्पन्न करती है। इस पर्चे के परिणाम बतात हैं कि शाखा 
नेटवर्क  के प्रत्याशित विस्तार से पिछड़े क्षेत्रों में ऋण मध्यस्थता में 
काफी सधुार हुआ है। यह, भारतीय रिज़र्व बैंक की 18 मई 2017 
की मौजूदा शाखा प्राधिकरण नीति की भावना और सार की पषु्टि 
करता है, जिससे बैंकों को टीयर 5 और टीयर 6 यूआरसी में और 
अधिक शाखाए ंखोलने के लिए प्रेरित किया जा सके।

	 प्रस्तावना के बाद, एडीपी की विशेषताए ंखंड II में प्रस्तुत की 
गई हैं। खंड III साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत करता है और खंड IV 
में डेटा स्रोत और वर्णनात्मक आकँड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसके 
बाद, खंड V में निरूपण क्रियाविधि दी गई है। खंड VI में प्रतिगमन 
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परिणाम प्रस्तुत किया गया है और खंड VII में निष्कर्ष दिया  
गया है।

॥. आकाकं्षी जिला कार्यक्रम

	 एडीपी के तहत पिछड़े जिलों1 को विकसित करने के लिए 

कें द्रीय और राज्य योजनाओ ंका अभिसरण, विकास के हितधारकों 

के बीच सहयोग और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की 

गई है। एडीपी के तहत भागीदारी के लिए पात्र जिलों का चयन एक 

पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। गरीबी, स्वास्थ्य 

और पोषण, शिक्षा और अवसरंचना जैसे चार अलग-अलग हिस्सों 

के ग्यारह सकेंतकों का उपयोग किया गया। चयन प्रक्रिया में उस 

सकेंतक द्वारा व्यक्त पक्ष के सापक्ष महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक 

सकेंतक को एक भार दिया गया था। उपयोग किए गए सकेंतक, 

सकेंतक के आयाम, डेटा स्रोत और सकेंतकों से जडु़े भार सारणी 

1 में दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों ने किसी बदलाव का सझुाव 
दनेे के लिए जिलों की सूची की समीक्षा की।

	 एडीपी की मखु्य रणनीति, राज्यों को जमीनी स्तर के विकास 
के मखु्य सचंालकों के रूप में दखेना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले 
की ताकत की पहचान करता है और विभिन्न हितधारकों की 
भागीदारी के माध्यम से और पहचान किए गए क्षेत्रों में विभिन्न 
राज्य और कें द्रीय योजनाओ ं को समेकित कर जिले के समग्र 
विकास के लिए उन शक्तियों को एक उत्प्रेरक के रूप में बदलने 
का प्रयास करता है। एडीपी के लिए आवश्यक है कि जिलों को 
राज्य का सर्वश्रेष्ठ और उसके बाद दशे का सर्वश्रेष्ठ बनने की 
ख्वाहिश रखनी चाहिए। जिलों के बीच विकास में प्रतिस्पर्धा पैदा 
करने के लिए एडीपी में इस तत्व की शरुुआत की गई है।

	 एडीपी में पांच विषय हैं: (1) स्वास्थ्य और पोषण, (2) शिक्षा, 
(3) कृषि और जल ससंाधन, (4) वित्तीय समावेशन और कौशल 
विकास, और (5) अवसरंचना। इस कार्यक्रम के तहत इन विषयों 
में से प्रत्येक को एक विशिष्ट भार दिया गया है जो मोटे तौर पर 
समग्र कार्यक्रम ढांचे में सबंंधित विषयों के महत्व को दर्शाता है। 
उच्चतम भार (30 प्रतिशत) दो विषयों, स्वास्थ्य और पोषण, और 
शिक्षा को दिया गया है, इसके बाद कृषि और जल ससंाधन (20 
प्रतिशत) को रखा गया है। अवसरंचना को 10 प्रतिशत भार दिया 
गया है। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (सारणी 2) को 
सबसे कम भार (पांच प्रतिशत) दिया गया है। इन पांच विषयों में, 
कार्यक्रम की शरुुआत के बाद से हुई प्रगति की बारीकी से निगरानी 
करने के लिए 81 डेटा बिंदओु ंके आधार पर 49 प्रमखु प्रदर्शन 
सकेंतक (केपीआई) की पहचान की गई है और इसे एक डैशबोर्ड 
के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

1	 प्रारभं में, कार्यक्रम के लिए 117 जिलों का चयन किया गया था, हालांकि, पश्चिम बगंाल 
ने कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया, फिर भी कें द्र सरकार द्वारा पश्चिम बगंाल से 
पांच जिलों का चयन किया गया था।

सारणी 1 : आकाकं्षी जिलों की चयन प्रक्रिया - सकेंतक
सकेंतक क्षेत्र स्रोत भार

भूमिहीन परिवार शारीरिक श्रम 
पर निर्भर हैं

गरिबी ( स ा म ाजि   क - आ र्थि  क 
जातिगत जनगणना-गरिबी 
7)

25%

प्रसवपूर्व दखेभाल स्वास्थ्य और 
पोषण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 
सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4)

7.5%

ससं्थागत डिलिवरी (एनएफएचएस-4) 7.5%

5 साल से कम उम्र के बच्चों का 
स ट्ंटिंग

(एनएफएचएस-4) 7.5%

5 साल से कम उम्र के बच्चों में 
वेस्टिंग

(एनएफएचएस-4) 7.5%

प्रारंभिक ड्रॉप-आउट दर (शिक्षा 
के लिए एकीकृत जिला सूचना 
प्रणाली) (यू-डीआईएसई)

शिक्षा (यू-डाईस 2015-16) 7.5%

प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनपुात (यू-डाईस 2015-16) 7.5%

गैर-विद्युतीकृत घर अवसरंचना (ऊर्जा मंत्रालय) 7.5%

जिन घरों में व्यक्तिगत शौचालय 
नहीं है

(पेयजल और स्वच्छता 
मंत्रालय)

7.5%

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 
(पीएमजीएसवाई) से असबंद्ध 
गांव

(ग्रामीण विकास मंत्रालय) 7.5%

ग्रामीण घरों में पानी की सवुिधा 
नहीं है

(पेयजल और स्वच्छता 
मंत्रालय)

7.5%

कुल 100%

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।

सारणी 2: भार के साथ एडीपी की थीम

विषय भार

स्वास्थ्य और पोषण 30
शिक्षा 30
कृषि और जल ससंाधन 20
अवसरंचना 10
वित्तीय समावेशन 5
कौशल विकास 5
कुल 100

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।
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आलेख

	वि त्तीय समावेशन पर सकेंतक जन धन योजना के तहत 

खात खोलने, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 

योजना जैसे कें द्र सरकार के कार्यक्रमों में भागीदारी और मदु्रा 

ऋणों के संवितरण में किए गए सधुार को ट्रैक करते हैं। विशेष रूप 

से, सी-डी अनपुात एडीपी की वित्तीय समावेशन थीम का केपीआई 

नहीं है। हालांकि, वित्तीय समावेशन विषय के तहत निगरानी रखने 

वाले कुछ केपीआई, जैसे- मदु्रा ऋणों का वितरण, इन जिलों में 

उच्च ऋण प्रवाह का परिणाम हो सकता है (सारणी 3)।

	 इसके अलावा, एडीपी के अन्य विषयों जैसे “कृषि ऋण में 

प्रतिशत वदृ्धि” और बैंकिं ग प्रणाली के साथ ऋण संपर्क  के तहत 

निगरानी रखने वाले कुछ केपीआई भी आकांक्षी जिलों के सी-डी 

अनपुात को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं (सारणी 

4)। इसके अलावा, एडीपी के समग्र रोल आउट से विभिन्न 

गतिविधियों के लिए बैंक वित्तपोषण को भी बढ़ावा मिल सकता है, 

जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान कें द्रित कर इन जिलों में अधिक 
ऋण आपूर्ति हो सकती है।

|||. साहित्य की समीक्षा

	 1930 के दशक की शरुुआत में ,आर्थिक सवंदृ्धि और ऋण 
मध्यस्थीकरण के बीच सबंंध को उजागर किया गया था, क्योंकि 
वित्तीय मध्यवर्ती ससं्थाए,ं जटुाई गई बचत को, जरूरतमंद फर्मों 
के बीच वितरित करते हैं जिससे आर्थिक सवंदृ्धि गति प्राप्त करता 
है। इसके अलावा, कई आर्थिक सवंदृ्धि मॉडल, जैसे कि सोलो 
मॉडल, आर्थिक सवंदृ्धि के मखु्य चालक के रूप में पूजंी सचंय पर 
ध्यान कें द्रित करते हैं। वित्तीय मध्यवर्ती ससं्थाए,ं अधिशेष वाले 
आर्थिक एजेंटों से उधारकर्ताओ ंतक बचत की गति को बढ़ात हैं 
और वे, सरुक्षा और ब्याज आय जैसे बचत के लाभों का प्रचार कर 
अर्थव्यवस्था में बचत दर को बढ़ात हैं। कुछ अध्ययनों ने आर्थिक 
सवंदृ्धि को प्रेरित करने या आर्थिक सवंदृ्धि के किसी भी स्रोत, जैसे 
कि बचत दरों और पूजंी सचंय (जयरत्ने और स्ट्रहान, 1996; 
डेमिरगकु-कुंट  और मक्सिमोविच, 1998; राजन और ज़िंगलेस, 
1998; बेक और अन्य, 2000; किं ग और लेविन, 1993; लेविन, 
1997; बेक और लेविन, 2004) को प्रेरित करने में वित्तीय 

सारणी 3: वित्तीय समावेशन विषय - सकेंतक

विषय सकेंतक

प्रधानमतं्री मदु्रा योजना:

प्रति 1 लाख जनसखं्या पर मदु्रा ऋण का कुल 
संवितरण (रुपय में)।
बैंकिं ग सेवा केन्द्रों विशेषकर बैंकिं ग संपर्की नेटवर्क  की 
सखं्या में वदृ्धि करना।
ऋण आवेदनों का समय पर निस्तारण
जागरूकता पैदा करना और मदु्रा डेबिट कार्ड को 
अपनाने और उपयोग को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमतं्री जीवन ज्योति बीमा 
योजना:

प्रति 1 लाख जनसखं्या पर नामांकन की सखं्या
दावेदार/नामिती बैंक खात में राशि का सीधा अंतरण 
सक्षम करना।
योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मदु्रा ऋण, 
किसान क्रेडिट  कार्ड (केसीसी) और अन्य ऋणों के 
साथ जोड़ा जाना।

प्रधानमतं्री सरुक्षा बीमा 
योजना: चरण:

प्रति 1 लाख जनसखं्या पर नामांकन की सखं्या
दावेदार/नामिती बैंक खात में राशि का प्रत्यक्ष अंतरण 
सक्षम करें।
डीबीटी, मदु्रा ऋण, केसीसी ऋण और अन्य ऋण के 
साथ जोड़ी गई योजना।

एनएपीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता 
प्रोत्साहन योजना),

पूरा करने वाले प्रशिक्षुओ ं की सखं्या / पोर्टल पर 
पंजीकृत प्रशिक्षुओ ंकी कुल सखं्या

एनएटीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता 
प्रशिक्षण योजना)

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से स्टाइपेंड 
का समय पर भगुतान सनुिश्चित करना।

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।

सारणी 4 : सी-डी अनपुात को सीधे प्रभावित करन ेवाले सकेंतक

विषय सकेंतक

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिला सिंचाई योजना का क्रियान्वयन सनुिश्चित 
करना।
सूक्ष्म सिंचाई के लिए सभंावित क्षेत्र की पहचान 
सनुिश्चित करना और लाभार्थियों की सूची को 
अंतिम रूप दनेा।
बैंकों के साथ साख जड़ुाव को अंतिम रूप दनेा।

कृषि ऋण में प्रतिशत वदृ्धि अल्पावधि फसली ऋणों के लिए ब्याज अनदुान 
योजना।
नाबार्ड की जिला क्रेडिट  लिंक योजना लागू करना 
सनुिश्चित करना।
जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक नियमित रूप 
से आयोजित करना सनुिश्चित करना।
पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) का बैंकों के 
साथ एकीकरण सनुिश्चित करना।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 
जागरूकता अभियान चलाया जाना सनुिश्चित 
करना।
तिमाही प्रगति की समीक्षा।

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।



108 आरबीआई बलेुटिन जनवरी 2023

आलेख बैंकिंग सेवाओ ंकी आपूर त्ि  और ऋण उठाव: पूर्वी क्षेत्र में  
आकांक्षी जिला कार्यक्रम से साक्ष्य

मध्यवर्ती ससं्थाओ ंद्वारा निभाई गई भूमिका की पषु्टि की है। इसके 
अलावा, वित्तीय विकास और आर्थिक सवंदृ्धि के बीच एक 
दीर्घकालिक सह-सन्निवेशात्मक (को-इंटीग्रेटिंग) सबंंध की भी 
पषु्टि की गई है (बिस्ट और रॉबर्ट , 2018)। हालांकि, इस बात के 
प्रमाण हैं कि एक न्यूनतम सीमा से अधिक वित्तीय विकास आर्थिक 
सवंदृ्धि को आगे नहीं बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रत्येक दशे के लिए, 
वित्तीय विकास का एक इष्टतम स्तर मौजूद होता है जो आर्थिक 
सवंदृ्धि को गति दतेा है (शेन और ली, 2006; लॉ और निर्विकार, 
2014; अर्कैं ड और अन्य, 2012; सेचेट्टी और खारौबी, 2012)।

	प र्वी क्षेत्र2 दशे के अन्य क्षेत्रों की तलुना में अपेक्षाकृत कम 
वित्तीय विकास रिपोर्ट  करता है (आरबीआईए, विभिन्न वर्ष; 
आरबीआईबी, विभिन्न वर्ष; राजेश और अन्वेषा, 2019)। पूर्वी 
क्षेत्र के वित्तीय विकास या ऋण मध्यस्थीकरण की चनुौतियों को 
उजागर करने वाले अध्ययन या तो राज्य-स्तरीय विश्लेषण या 
प्राथमिक सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण तक ही सीमित हैं। ये पहले 
के अध्ययन कुछ व्यापक मदु्दों और चनुौतियों को सामने लात हैं, 
जैसे कि आय बढ़ाने, औद्योगिक आधार और अवसरंचना 
विकसित करने के लिए नीतियां जो इस क्षेत्र में ऋण उठाव बढ़ाने 
पर ध्यान द े(राजेश और अन्वेषा, 2019)। चूकँि, पूर्वी क्षेत्र, जिसमें 
पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, भारत में पिछड़े क्षेत्रों में 
से एक है, अध्ययनों के एक दूसर े सेट ने इस क्षेत्र के ऋण 
मध्यस्थीकरण या विकास में सूक्ष्म-वित्त की भूमिका की पड़ताल 
की है (कृष्णनकुट्टी, 2011; पाटीकर और हरिदवे, 2012; चानू 
और शिबू, 2014; नाथ और लिजमु, 2014; दबे और सांता, 
2016; दास और पटनायक, 2015; पाल और सिंह, 2019)। 
सामान्य तौर पर, इन अध्ययनों ने इस क्षेत्र में ऋण-उठाव में सधुार 
के लिए सूक्ष्म-वित्त के दायर ेपर ध्यान दिया।

	य ह अध्ययन एक अलग प्रश्न की चर्चा करके मौजूदा साहित्य 
से विचलित हो जाता है; आकांक्षी जिले, पिछड़ेपन के करीब होने 
के बावजूद, सी-डी अनपुात के माध्यम से ऋण मध्यस्थता के 
भिन्न स्तरों को क्यों दर्शात हैं? चूकँि, इन जिलों को सरकार द्वारा 
अपने एडीपी के तहत पिछड़े जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया 

है, यह अध्ययन, पूर्वी क्षेत्र में 56 आकांक्षी जिलों से सबंंधित डेटा 
का उपयोग कर, इस प्रश्न का उत्तर दतेा है। इस पर्चे के नीतिगत 
सझुाव पूर्वी क्षेत्र में ऋण मध्यस्थता के समग्र सधुार में योगदान 
देंगे। भारत के आकांक्षी जिलों पर बढ़ते साहित्य को भी इस 
अध्ययन के निष्कर्षों से लाभ होगा।

IV. आकंड़ ेऔर वर्णनात्मक साखं्यिकी

	 अर्थमितीय मॉडल के लिए, 2010-11 से 2019-20 के बीच 
की अवधि डेटा को विचारार्थ लिया गया है। एडीपी को 2017-18 
के दौरान लागू किया गया था। इसलिए, प्रतिगमन (रिग्रेशन) के 
लिए, पहले और बाद के एडीपी, डेटा को मोटे तौर पर दस वर्षों 
तक सीमित रखा गया है। सिस्टम जीएमएम ढांचे में होने वाले 
उपकरणों के प्रसार की समस्या को रोकने के लिए डेटा अवधि 10 
साल तक सीमित कर दी गई है क्योंकि इस ढांचे में समय अवधि 
की सखं्या में उपकरणों की सखं्या द्विघातिक है। ऋण मध्यस्थता 
पर कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले विपथन से बचने के 
लिए 2019-20 तक के डेटा लिए गए हैं। जिला स्तर पर ऋण, 
जमाराशि और शाखाओ ं से सबंंधित आकँड़े आरबीआई की 
मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) से प्राप्त किए गए हैं। 
इन आकंड़ों में केवल वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। विभिन्न राज्यों 
की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) से वाणिज्यिक और 
सहकारी बैंकों सहित जिला स्तरीय ऋण और जमाराशि डेटा 
उपलब्ध हैं। हालांकि, राज्य एसएलबीसी संपर्ण अध्ययन अवधि 
के लिए डेटा प्रदान नहीं कर सके और इस प्रकार संपर्ण डेटासेट 
बीएसआर से प्राप्त किया गया है और वाणिज्यिक बैंकों से सबंंधित 
है। जिलों के क्षेत्र अध्ययन के तहत जिलों की सबंंधित वेबसाइटों 
से लिए गए हैं। अध्ययन में शामिल करने के लिए जिले के घरलूे 
उत्पादों के आकंड़े सतत उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, खेती के 
प्रमखु फसल की उपज का डेटा, कृषि और किसान कल्याण 
मंत्रालय द्वारा प्रकाशित फसल उत्पादन सांख्यिकी से लेकर 
जिला स्तर पर प्रॉक्सी ऋण मांग तक से लिया गया है।

	प र्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में सी-डी अनपुात 40 प्रतिशत 
के माध्य के मतुाबिक विभाजित किया जाता है और यह काफी 
विषम है, जैसा कि उच्च मानक विचलन (सारणी 5) के माध्यम से 
परिलक्षित होता है। इसके अलावा, 35 प्रतिशत माध्यिका सझुाव 2	 इस अध्ययन में, पूर्वी क्षेत्र में,पश्चिम बगंाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा , 

असम, अरुणाचल प्रदशे, मणिपरु, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपरुा शामिल हैं।
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आलेख

दतेी है कि केवल कुछ जिले माध्य के दाई ंओर स्थित हैं जिनका 
सी-डी अनपुात बहुत अधिक हो सकता है, जबकि एक समूह 
अपने सी-डी अनपुात के औसत के बाई ंओर होने के साथ निम्न 
प्रदर्शन करने वाला बना रहता है। प्रति खाता ऋण के साथ-साथ 

प्रति खाता जमाराशि के लिए एक समान प्रवतृ्ति दखेी जा सकती 
है, जिसमें पूर्व में बहुत उच्च मानक विचलन है। यह ऋण लेने के 
मामले में जिलों के बीच उच्च विषमता का सकेंत दतेा है। प्रति 
शाखा क्षेत्र और बैंक शाखा के आकँड़ों को दखेते हुए, पूर्वी क्षेत्र के 
आकांक्षी जिलों में बैंकिं ग सेवाओ ंके प्रवेश में उच्च भिन्नता का 
सकेंत दतेे हुए, जिलों के बीच भिन्नता और भी अधिक दिखाई 
दतेी है।

	 कृषि इन जिलों की आर्थिक गतिविधियों पर हावी है, यह 
कृषि क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक मखु्य श्रमिकों की औसत 
हिस्सेदारी से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, कृषि के लिए 
ऋण खातों में 50 प्रतिशत से अधिक की औसत हिस्सेदारी, 
उनकी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर परिवारों की एक मजबूत 
निर्भरता दर्शाती है। इन जिलों में कृषि गतिविधि की गहनता में 
अंतर कम रहता है, जैसा कि प्रत्येक जिले की प्रमखु फसल की 
उपज और क्षेत्र-हिस्सेदारी दोनों में नगण्य मानक विचलन के पता 
चलता है, इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में समान ऋण-
मांग की सभंावना दिखती है।

	 कई आकांक्षी जिले (मार्च 2020 के आकंड़ों के अनसुार 39) 
पूर्वी क्षेत्र के औसत सी-डी अनपुात 43.4 प्रतिशत3 (चार्ट  1) की 

3	 मार्च 2020 अंत को कोविड-19 के कारण विपथन से बचने के लिए चनुा गया है

सारणी 5: जिला प्रोफाइल
मानक (इकाई) माध्य माध्यिका मानक 

विचलन
न्यूनतम अधिकतम

सी-डी अनपुात (प्रतिशत) 39.6 34.9 17.1 10.7 96.3

प्रति खाता क्रेडिट  (₹/
हज़ार)

129.1 102.8 61.9 65.9 337.7

प्रति खाता जमा (₹/हजार) 28.9 23.1 21.1 11.3 132.5

क्षेत्र प्रति शाखा (वर्ग 
किमी)

58.9 32.4 83.8 8.4 525.0

बैंक शाखाओ ंकी सखं्या 112.7 100.0 90.2 4.0 472.0

कृषि ऋण खातों का 
हिस्सा (प्रतिशत)

57.1 59.8 14.8 5.1 77.7

कृषि में मखु्य श्रमिकों का 
हिस्सा (प्रतिशत)

65.2 66.5 13.8 17.8 84.5

प्रमखु फसल की उपज 
(टन/हेक ट्ेयर)

2.6 2.5 0.9 0.9 7.1

प्रमखु फसल का क्षेत्र 
हिस्सा (अनपुात)

0.2 0.2 0.1 0.0 0.5

नोट: कोविड-19 के कारण विचलन से बचने के लिए, वर्णनात्मक आकंड़े एक पूर्व-
महामारी वर्ष यानी 2019-20 के आकंड़ों पर आधारित हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ प्राक्कलन।

चार्ट 1 : सी-डी अनपुात पूर्वी क्षेत्र आकाकं्षी जिला

स्रोत: अनसूुचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि और ऋण से सबंंधित तिमाही आकँड़े, आरबीआई।
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तलुना में कम सीडी अनपुात की रिपोर्ट  करते हैं। ये जिले छह पूर्वी 
क्षेत्र के राज्यों से सबंंधित हैं, अर्थात झारखंड, बिहार, उड़ीसा , 
असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदशे। आकांक्षी जिलों के 
राज्य-वार वितरण से पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र के औसत से कम 
सीडी अनपुात की रिपोर्ट  करने वाले अधिकांश जिले झारखंड के 
हैं और उसके बाद उड़ीसा (सारणी 6) का स्थान है।

IV. निरूपण क्रियाविधि

	 सिस्टम जीएमएम, इस विषय की जांच करने के लिए एक 
उपयकु्त ढांचा है क्योंकि यह गतिज पैनल ढांचे में, सी-डी अनपुात 
के साथ बैंकिं ग सेवाओ ंकी आपूर्ति और बैंकिं ग सेवाओ ंकी मांग के 
बीच अंतर्जातता को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। सिस्टम 
जीएमएम प्राक्कलन में इस सबंंध को मॉडल करने के लिए स्तरों 
के साथ-साथ अंतरों में समीकरण शामिल हैं। यह एक स ट्ैक्ड 
डेटासेट का उपयोग करता है जिसम﻿ें डेटासेट में प्रत्येक जिले के 
लिए रूपांतरित प्रेक्षण (अर्थात, भिन्न्ताओ ंमें चर) के साथ-साथ 
अपरिवर्तित प्रेक्षण (स्तरों में चर) शामिल हैं। सिस्टम जीएमएम में, 

स्तर समीकरणों को विभेदित चरों का उपयोग कर और अंतर 
समीकरणों को स्तर चरों का उपयोग कर यंत्रित (इंट्रूमेंटेड) किया 
जाता है। गणितीय रूप में, अंतर समीकरण, फॉर्म समीकरण (1) 
लेगा, जहां  को  का उपयोग करके यंत्रित किया 
जाता है जैसा कि समीकरण (2) में दिखाया गया है। सिस्टम 
जीएमएम में स्तर समीकरण फॉर्म समीकरण (3) लेगा, जहां 

 को  का उपयोग करके इंस्ट्रूमेंट किया गया है 
जैसा कि समीकरण (4) में दिखाया गया है।

	 ...(1)

	 ...(2)

	 ...(3)

	 ...(4)

	 सिस्टम जीएमएम संपर्ण समीकरणों को एक सबंंध के रूप में 
मानती है क्योंकि अनिवार्य रूप से आश्रित और स्वतंत्र चर समान 
होते हैं। इसलिए, पैरामीटर  और  का प्राक्कलन दोनों स्तरों के 
साथ-साथ अंतर समीकरणों में निहित जानकारी का उपयोग 
करके लगाया जाता है। समीकरण (4) में व्यक्तिगत प्रभाव ui की 
उपस्थिति के कारण उत्पन्न अंतर्जातता की समस्या को एक 
आवश्यक स्थिति  के साथ पूर ेपैनल में व्यक्तिगत प्रभाव ui 
के विरुद्ध ऑटोरगे्रेसिव क्षय  के रद्द प्रभाव के माध्यम से व्यक्त 
किया जाता है, जो प्रकृति डेटा जनरटे करने की प्रक्रिया पर निर्भर 
करता है। सकं्षेप में, व्याख्या के लिए सिस्टम जीएमएम प्राक्कलन 
की वैधता हेत ु सिस्टम को स्थिर और अभिसरणात्मक होना 
चाहिए (रूडमैन, 2009ए)।

	 अर्थमितीय मॉडल में, आश्रित चर, जिलों का सी-डी अनपुात 
है। स्वतंत्र चर प्रत्येक जिले में प्रति बैंक शाखा क्षेत्र और खेती के 
तहत जिले की प्रमखु फसल की उपज हैं। जहा,ँ प्रति बैंक शाखा 
क्षेत्र, बैंकिं ग सेवाओ ंकी आपूर्ति के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य 
करता है, वहीं प्रमखु फसल की उपज को, बैंकिं ग सेवाओ ंकी मांग 
के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जाता है। अधिकांश परिवार के 
अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण, 
प्रमखु फसल की उपज एक तरह से इन जिलों में आर्थिक 
गतिविधियों की सीमा और इसलिए ऋण की मांग को मापने के 
लिए एक अच्छे सकेंतक के रूप में कार्य करती है।

सारणी 6 : पूर्वी क्षेत्र औसत सी-डी अनपुात की तुलना में 
कम सी-डी अनपुात वाले आकाकं्षी जिलों का राज्यवार 

वितरण

राज्य जिला

झारखंड (#19) प. सिंहभूम, सिमडेगा, गमुला, चतरा, बोकारो, दमुका, 
गोड्डा, लातहर, साहिबगजं, रामगढ़, खूंटी, गिरिडीह, रांची, 
गढ़वा, हजारीबाग, पू. सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़

उड़ीसा (#10) गजपति, मलकानगिरी, कोरापटु, रायगढ़, नवापारा, 
बलांगीर, धेनकनल, कंध मल, कालाहांडी, नौपाड़ा

बिहार (#7) शेखपरुा, गया, नवादा, जमईु, बांका, सीतामढ़ी, 
मजुफ्फरपरु

असम (#1) हैलाकांडी

अरुणाचल प्रदशे (#1) नमसाई

सिक्किम (#1) पश्चिम सिक्किम

नोट:	1.	पश्चिम बगंाल, आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भाग नहीं ले 
रहा है, हालांकि पश्चिम बगंाल के पांच जिलों, अर्थात, दक्षिण दिनाजपरु, मालदह, 
मरु्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया को शरुू में कें द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम के तहत 
भागीदारी के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया था।

	 2.	पर्वी क्षेत्र औसत सी-डी अनपुात की तलुना में कम सी-डी अनपुात वाले पूर्वी क्षेत्र 
के आकांक्षी जिले इस सारणी में रिपोर्ट  किए गए छह राज्यों से सबंंधित हैं। चार 
उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए आकांक्षी जिले - मणिपरु, मिजोरम, 
त्रिपरुा और मेघालय ने मार्च 2020 तक पूर्वी क्षेत्र औसत से अधिक सी-डी 
अनपुात दर्ज किया है। नागालैंड में एकमात्र आकांक्षी जिले किफिर के लिए, डेटा 
केवल 2016-17 तक उपलब्ध है।
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आलेख

V. प्रतिगमन परिणाम

	 प्रतिगमन परिणाम सारणी 7 में प्रदान किए गए हैं। सिस्टम 
जीएमएम प्राक्कलन में α की विश्वसनीय सीमा पर पहुचंने के लिए 
साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) और न्यूनतम वर्ग डमी चर 
(एलएसडीवी) प्राक्कलन प्रयोग किए जात हैं। जहा,ँ ओएलएस 
लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म के बीच धनात्मक सहसबंंध 
के कारण गणुांक को ऊपर की ओर बायस करता है, एलएसडीवी 
लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म (रूडमैन, 2009बी) के बीच 
ऋणात्मक सहसबंंध के कारण गणुांक को नीचे की ओर बायस 
करता है। इस प्रकार, ओएलएस और एलएसडीवी अनमुानों द्वारा 
प्रदान की गई सीमा α के लिए एक विश्वसनीय सीमा के रूप में 
काम करती है जिसका उपयोग मॉडल के सही विनिर्देश को 
सनुिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान अध्ययन में 
अनमुानित α की विश्वसनीय सीमा 0.322 (α का एलएसडीवी 
प्राक्कलन) से 0.601 (α का ओएलएस प्राक्कलन) (बॉन्ड, 
2002) है। चूकँि इस विश्वसनीय सीमा का ऊपरी मान एक से कम 
है, यह अभिसरण की उपस्थिति की ओर इशारा कर रहा है और 
इस प्रकार, स्थिर गतिज प्रणाली, जो सिस्टम जीएमएम के वैध 
होने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चरों को उनके अंतर रूप में 
परिवर्तित करते समय, एक ओर्थोगोनल परिवर्तन का पालन किया 
जाता है क्योंकि यह केवल एक प्रेक्षण को घटाने के बजाय भविष्य 
में उपलब्ध सभी प्रेक्षणों के औसत को घटाता है। यह सैद्धांतिक 
रूप से मजबूत है, खासकर जब डेटा में कुछ प्रेक्षण लपु्त हैं।

	 सारणी 7 के कॉलम 4 में दिए गए सिस्टम जीएमएम के 
परिणाम उपकरणों की समाप्ति के बाद प्राक्कलन प्रदान करते हैं, 
जो पैनल डेटा में समूहों की सखं्या की तलुना में उपकरणों की 
सखं्या को व्याख्या के लिए वैध बनाता है। इस मॉडल में, 0.432 
पर α का अनमुानित मूल्य ओएलएस और एलएसडीवी अनमुानों 
द्वारा अनमुानित विश्वसनीय सीमा के भीतर आता है। स्वसहसबंंध 
परीक्षण के साथ-साथ अति-पहचान परीक्षण आश्रित चरों में 
भिन्नताओ ंको समझाने में मॉडल की विश्वसनीयता का सकेंत दतेे 
हुए अच्छा कार्य करते हैं।

	 कुल मिलाकर, यह मॉडल जमाराशि की तलुना में ऋण 
अनपुात को बढाने में बैंकिं ग सेवाओ ंकी आपूर्ति द्वारा निभाई गई 

प्रमखु भूमिका का प्रमाण दतेा है। बैंकिं ग सेवाओ ंकी आपूर्ति पर 
गणुांक ऋणात्मक और महत्वपर्ण है जो दर्शाता है कि जैसे-जैसे 
एक शाखा द्वारा सेवा क्षेत्र बढ़ता है, सी-डी अनपुात घटता जाता 
है। सबंंधित जिलों में प्रमखु फसल की उपज के माध्यम से कैप्चर 
की गई बैंकिं ग सेवाओ ंकी मांग नगण्य हो जाती है। इस प्रकार, 
परिणाम दर्शात हैं कि पिछड़े क्षेत्रों या अब तक बैंक रहित और कम 
बैंक वाले क्षेत्रों में, नई शाखाए ंखोलने से बैंकिं ग सेवाओ ंकी मांग 
में वदृ्धि होती है। हालांकि, जिला घरलूे उत्पादों और वाहन 
पंजीकरण जैसे क्रेडिट  मांग के अन्य सभंावित प्रॉक्सी पर समय 
शृखंला और जिलेवार डेटा की अनपुलब्धता, आगे की मजबूती 
की जांच करने की हमारी क्षमता को सीमित करती है।

VI. समापन टिप्पणी

	 आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण द्वारा ऋण मध्यस्थीकरण, 
क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान करती है। फिर भी, पिछड़े क्षेत्रों 

सारणी 7: प्रतिगमन परिणाम

चर एलएसडीवी ओएलएस प्रणाली जीएमएम

1 2 3 4

आश्रित चर : जमारशि की तलुना में ऋण अनपुात

एल1 0.322 (4.47) 0.601 (7.58) 0.432 (4.91)
एल2 0.125 (3.31) 0.337(5.11) 0.184(3.71)
एलएन (प्रति शाखा क्षेत्र) -20.983 (-5.51) 0.669(1.29) -25.524 (-2.96)
यील्ड1 -0.365 (-0.9) 0.994(2.12) 0.206 (0.38)

साल डमीज परिणाम रिपोर्ट  नहीं

निश्चित प्रभाव रिपोर्ट  नहीं प्राप्त 
हुई।

- -

एफ 109 94.64 -
प्रोब 0.000 0.000 -
आर स्क्वेयर्ड 0.8721 0.7661 -
रूट एमएसई 5.1574 6.6098 -
टिप्पणियों की सखं्या 525 525 471
समूहों की सखं्या - - 54
उपकरणों की सखं्या - - 45
एआर के लिए अरलेानो-बॉन्ड 
टेस्ट (1)

-1.48 (0.14)

एआर के लिए अरलेानो-बॉन्ड 
टेस्ट (2)

-0.05 (0.95)

सरगन ओवरिड के लिए परीक्षण 53.03 (0.01)
ओवरिड के लिए हैनसेन परीक्षण 38.63 (0.19)
हैनसेन परीक्षण समूह को छोड़कर 30.20 (0.14)
अंतर (शून्य एच = बहिर्जात) 8.43 (0.49)

नोट: गणुांकों के साथ कोष्ठक में दिए गए आकंड़े टी-अनपुात हैं।
उपज 1: जिले की पहली प्रमखु फसल की उपज
एल1: सी-डी अनपुात का लैग एक
एल2: सी-डी अनपुात का लैग टू
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में ऋण मध्यस्थीकरण में सधुार की गति धीमी है। भारत सरकार 
ने 2018 में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के सकेंतकों के 
आधार पर 117 जिलों को आकांक्षी के रूप में चनुा। पूर्वी क्षेत्र में 
56 आकांक्षी जिले हैं। ऋण मध्यस्थता का स्तर, जैसा कि सी-डी 
अनपुात के माध्यम से मापा जाता है, इन जिलों में भिन्न है। यह, 
इन पिछड़े जिलों में क्रेडिट  मध्यस्थीकरण में भिन्नता के कारणों 
की जांच करने के लिए प्रेरित करता है।

	 बैंकिं ग सेवाओ ं की आपूर्ति और सी-डी अनपुात के साथ 
बैंकिं ग सेवाओ ंकी मांग के बीच अंत: सबंंध को नियंत्रित करने के 
बाद इस मदु्दे का एक गतिज पैनल ढांचे में विश्लेषण किया गया था। 
एक जिले में एक बैंक शाखा द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले 
औसत क्षेत्र का उपयोग करके बैंकिं ग सेवाओ ं की आपूर्ति 
प्राक्कलित की जाती है। जिलों की प्रमखु फसल की उपज के 
माध्यम से बैंकिं ग सेवाओ ंकी मांग को कैप्चर किया गया है।

	 प्रतिगमन परिणाम दिखात हैं कि बैंकिं ग सेवाओ ंकी आपूर्ति 
मखु्य कारक है जो पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में सी-डी अनपुात 
को सचंालित करता है। परिणाम, बैंक शाखा नेटवर्क  को दशे के 
आंतरिक क्षेत्रों में फैलाने के महत्व को रखेांकित करते हैं। बैंक 
शाखा नेटवर्क  के सभंावित प्रसार में, औपचारिक बैंकिं ग चैनलों में 
क्रेडिट  के साथ-साथ, बचत के लिए अभी तक पूरी न की गई मांग 
को पूरा करने की क्षमता है - इस प्रकार, सी-डी अनपुात को 
बढ़ावा मिलता है। बैंक पूजंी द्वारा आर्थिक गतिविधियों का 
वित्तपोषण, आर्थिक विकास पर सकारात्मक बाह्यताओ ं के 
माध्यम से ऋण की मांग को और बढ़ा सकता है। इस प्रकार, 
पिछड़े क्षेत्रों में कम बैंकिं ग कारोबार के कारण कथित कम शाखा 
व्यवहार्यता से इन जिलों में शाखा विस्तार प्रक्रिया को धीमी नहीं 
होनी चाहिए।
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